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   राज्‍य सभा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

              अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 136


मंगलवार, दिनांक 22 नवम्‍बर, 2011/1 अग्रहायण, 1933 (शक)

को होने वाली  सभा की बैठक के लिए प्रश्‍न।

ओपन एकरेज लाइसेंस नीति के लिए प्रस्‍ताव 

136.
श्रीमती शोभना भरतिया :

श्री एन0के0 सिंह :

क्‍या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
क्‍या सरकार एन0ई0एल0पी0 को समाप्‍त करने के लिए एक ओपन एकरेज नीति को लागू करने की योजना बना रही है ;
(ख)
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ;
(ग)
प्रस्‍तावित ओपन एकरेज नीति को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ; और
(घ्‍ा)
घरेलू ऊर्जा बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्‍या कदम उठाए जा रहे हैं ?
उत्‍तर 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री आर0पी0एन0 सिंह)
(क) और (ख) : सरकार की मुक्‍त रकबा लाइसेंन्‍िसंग नीति (ओएएलपी) तैयार करने की भावी योजना है जिसके ब्‍यौरे अभी तय किए जाने हैं। राष्‍ट्रीय आंकड़ा भंडार (एनडीआर) की स्‍थापना, जो ओएएलपी तैयार करने की पूर्वापेक्षा है, के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 

(ग) : ओएएलपी के कार्यान्‍वयन के संबंध में निर्णय एनडीआर का प्रचालन शुरू हो जाने पर लिया जा सकता है। 
(घ) : सरकार द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी को शामिल करने और सभी कंपनियों, निजी, विदेशी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का समान अवसर उपलब्‍ध करवाने के अलावा अन्‍वेषण और उत्‍पादन के क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए वर्ष 1997 में नई अन्‍वेषण लाइसेंसिग नीति (एनईएलपी) शुरू की गई थी। 

एनईएलपी में एनईएलपी दौरों के तहत प्रस्‍तावित ब्‍लॉकों की बोली में विदेशी कंपनियों की 100% भागीदारी की अनुमति है। अभी तक विभिन्‍न एनईएलपी दौरों के तहत प्रदान किए गए ब्‍लाकों में अन्‍वेषण और विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए विदेशी कंपनियों द्वारा 6.4 बिलियन अमेरिकी डालर का निवेश किया गया है जिसमें से 1.5 बिलियन अमेरिकी डालर एनईएलपी ब्‍लाकों में व्‍यय कर दिए गए हैं। 
*******

